
पूंजीगत बजट

सं�वधान के अनु�ेद 112 के अनुसार, बजट को सरकार के वा�ष� क �व�ीय �ववरण (Annual Financial Statement) 
के रूप म� जाना जाता है।

गौरतलब है �क सं�वधान म� “बजट” श� का उ�ेख नह� �कया गया है।
यह एक �व� वषर् म� सरकार क� अनुमा�नत प्रा��य� और �य का �ववरण होता है।
�व� मंत्रालय का आ�थ�क कायर् �वभाग (DEA) बजट तैयार करने के �लए उ�रदायी नोडल �नकाय है।
हालां�क, 2024 आम चुनाव वाला वषर् था, इस�लए सरकार ने 1 फरवरी, 2024 को अंत�रम बजट भी पेश �कया था। 

अंत�रम बजट एक अ�का�लक �व�ीय उपाय है। इसके ज�रए चुनाव तक सरकारी खच� के �लए धनरा�श का 
प्रावधान �कया जाता है।
संसद अंत�रम बजट के मा�म से लेखानुदान पा�रत करती है। लेखानुदान सरकार को वेतन और हो रहे �य� (जैसे 
आव�क सरकारी खच� आ�द) के �लए संसदीय मंजूरी प्रा� करने क� अनुम�त देता है।
अंत�रम बजट के �लए कोई संवैधा�नक प्रावधान नह� है।

बजट �ा है?

बजट का वग�करण

राज� बजट 
सरकार क� कर और गैर-कर राज� प्रा��यां 
एवं �य स�हत 

सरकार क� पूंजीगत प्रा��यां और भुगतान 
स�हत 

क� द्रीय
का
सारांश  बजट
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प्रमुख बजट संबंधी द�ावेज अ� �ा�ा�क द�ावेज

�य बजट;
प्रा�� बजट;
�य प्रोफ़ाइल; 
बजट एक नज़र म�; 
�व� �वधेयक म� प्रावधान� क� �ा�ा करने वाला 
�ापन; 
आउटपुट प�रणाम �नगरानी फे्रमवकर् ; तथा  
बजट 2024-25 क� मु� �वशेषताएं। 

�व� मंत्री के बजट भाषण के अलावा, �न��ल�खत 
द�ावेज संसद म� प्र�ुत �कए जाते ह�-

वा�ष�क �व�ीय �ववरण (सं�वधान के अनु�ेद 112 के 
तहत); 
अनुदान क� मांग� (अनु�ेद 113 के तहत);
�व� �वधेयक (अनु�ेद 110 के तहत) 
राजकोषीय उ�रदा�य� और बजट प्रबंधन (FRBM) 
अ�ध�नयम, 2003 के तहत अ�नवायर् राजकोषीय नी�त 
�ववरण:

मैक्रो-इकोनॉ�मक फे्रमवकर्  �ेटम�ट;
म�म अव�ध क� राजकोषीय नी�त सह राजकोषीय 
नी�त रणनी�त �ववरण।

यह बजट का �ापक यानी सम�� 
अथर्शा�ीय �ह�ा है। इसके तहत सरकार 
क� अलग-अलग योजनाओ ं और 
प्राथ�मकताओ ंक� घोषणा क� जाती है। इसके 
तहत अलग-अलग �ेत्रक� के �लए �न�ध भी 
आवं�टत क� जाती है।

यह �व� �वधेयक से संबं�धत होता है। इसम� 
आयकर संबंधी संशोधन और अप्र�� कर 
जैसे कराधान प्र�ाव शा�मल होते ह�। 

भाग A: भाग B:
बजट के दो भाग

1 बजट प्र�ु�त

2 संसद के दोन� 
सदन� म� बजट पर 
सामा� चचार् 

बजट 
प्र�क्रया

3 �ायी 
स�म�तय� �ारा 
अलग-अलग 
मंत्रालय� क� 
अनुदान-मांग� 
क� जांच 

4 अनुदान-मांग� 
पर लोक सभा 
म� �व�ृत चचार् 
और मतदान 

5 �व�नयोग और 
�व� �वधेयक 
पा�रत 
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�तंत्रता पूवर्:
भारत म� पहली बार बजट 7 अप्रैल, 1860 को पेश �कया गया था।
बजट प्र�ुत करने वाले पहले �व� सद� जे� �व�न थे।
अंत�रम सरकार के सद� �लयाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्र�ुत �कया था।

�तंत्रता के बाद:
�तंत्र भारत के प्रथम �व� मंत्री आर.के. षणमुखम चे�ी ने 26 नवंबर, 1947 को पहला बजट पेश �कया था।
तब से, बजट क� प्र�क्रया �वक�सत हुई है और लोक �व� प्रबंधन के �लए एक मह�पूणर् साधन के रूप म� उभरी है। साथ 
ही, बजट हमारी अथर्�व�ा को आकार देने म� हमारी लोकतां�त्रक प्र�क्रयाओ ंक� �मताओ ंको भी दशार्ता है।

बजट का इ�तहास
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भाग- A
बजट: एक नज़र म� 

6.4
5.9

2.3

2.8

2.3

4.0

3.0

4.9

1.8

1.4

0.6
1.81.7

राजकोषीय घाटा

राज� घाटा

प्राथ�मक घाटा

प्रभावी 
राज� घाटा

2022-23
(वा��वक)

2023-24
(बजट अनुमान)

2023-24
(संशो�धत अनुमान)

2024-25
(बजट अनुमान)

5.8

2.82.9

%
 o

f G
D

P

घाटे क� प्रवृ��यां 

20
22

-2
3

(व
ा�

�व
क

)

20
23

-2
4

(स
ंश

ो�ध
त 

अ
न

ुम
ान

)

20
23

-2
4

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

20
24

-2
5

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

18
,0

9,
95

1

18
,7

0,
81

6

17
,9

0,
77

3

16
,9

1,3
12

20
22

-2
3

(व
ा�

�व
क

)

20
23

-2
4

(स
ंश

ो�ध
त 

अ
न

ुम
ान

)

20
23

-2
4

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

20
24

-2
5

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

23
,8

3,
20

6

26
,3

2,
28

1

26
,9

9,
71

3

31
,2

9,
20

0

राज� पूंजीगत 

प्रा��यां 

�य

20
22

-2
3

(व
ा�

�व
क

)

20
23

-2
4

(स
ंश

ो�ध
त 

अ
न

ुम
ान

)

20
23

-2
4

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

20
24

-2
5

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

7,
40

,0
25

10
,0

0,
96

1

9,
50

,2
46

11
,11

,11
1

20
22

-2
3

(व
ा�

�व
क

)

20
23

-2
4

(स
ंश

ो�ध
त 

अ
न

ुम
ान

)

20
23

-2
4

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

20
24

-2
5

(ब
ज

ट 
अ

न
ुम

ान
)

34
,5

3,
13

2

35
,0

2,
13

6

35
,4

0,
23

9

37
,0

9,
40

1
राज� पूंजीगत

अहमदाबाद  |  ब�गलू�  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  �यागराज  |  पुणे  |  र�ची 4



अ�दाता

गरीब

युवा 
म�हलाएं

4 मु� वग� पर �ान बजट थीम 

रोजगार कौशल �वकास

 MSMEs म�म वगर् 

‘�वक�सत भारत’ के �लए बजट म� 9 प्राथ�मकताएं

कृ�ष म� उ�ादकता 
और लचीलापन

�व�नमार्ण एवं 
सेवाएं

अवसंरचना

रोजगार एवं 
कौशल 

शहरी �वकास

नवाचार, 
अनुसंधान एवं 
�वकास

समावेशी मानव 
संसाधन �वकास 
और सामा�जक �ाय

ऊजार् सुर�ा

अगली पीढ़ी के सुधार
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कृ�ष अनुसंधान क� ओर
उ�ादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल �क�� को �वक�सत करने पर �ान क� �द्रत करने के �लए कृ�ष अनुसंधान 
�व�ा क� �ापक समी�ा क� जाएगी।
नई �क�� को जारी करना: �कसान� �ारा खेती करने के �लए 32 �ेत्रीय और बागवानी फसल� क� 109 नई उ� उपज 
वाली तथा जलवायु प�रवतर्न अनुकूल �क�� जारी क� जाएंगी।

प्राकृ�तक खेती
अगले 2 वष� म� प्रमाणन और ब्रां�ड�ग के ज�रए देश भर म� 1 करोड़ �कसान� को प्राकृ�तक खेती म� शा�मल �कया जाएगा।
10,000 आव�कता-आधा�रत जैव-इनपुट संसाधन क� द्र �ा�पत �कए जाएंगे।

दलहन और �तलहन के �लए �मशन
अंत�रम बजट म� घो�षत सरस�, मूंगफली, �तल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे �तलहन� के �लए 'आ��नभर्रता' प्रा� 
करने हेतु रणनी�त बनाई जा रही है।

स�ी उ�ादन और आपू�त�  श्रृंखला
स�ी उ�ादन के �लए बड़े पैमाने पर ��सर् प्रमुख उपभोग क� द्र� के करीब �वक�सत �कए जाएंगे।
सरकार स�ी के संग्रहण, भंडारण और �वपणन स�हत उसक� आपू�त�  श्रृंखलाओ ंके �लए �कसान-उ�ादक संगठन�, 
सहकारी स�म�तय� और �ाटर्-अ� को बढ़ावा देगी।

कृ�ष के �लए �ड�जटल प��क इंफ्रास्ट्र�र (DPI)
सरकार, रा�� के साथ साझेदारी म� 3 वष� म� �कसान� और उनक� भू�म के कवरजे के �लए कृ�ष म� DPI के कायार्�यन 
क� सु�वधा प्रदान करगेी।
DPI का उपयोग करके 400 �जल� म� खरीफ के �लए �ड�जटल फसल सव��ण �कया जाएगा।
6 करोड़ �कसान� और उनक� जमीन� का �ववरण �कसान और भू�म र�जिस्ट्रय� म� लाया जाएगा। 
5 रा�� म� जनसमथर् आधा�रत �कसान के्र�डट काडर् जारी �कए जाएंगे। 

झ�गा उ�ादन एवं �नयार्त
झ�गा ब्रूड�ॉ� हेतु �ू��यस ब्री�ड�ग स�टसर् का एक नेटवकर्  �ा�पत करने के �लए �व�ीय सहायता प्रदान क� 
जाएगी।
झ�गा पालन, प्रसं�रण और �नयार्त के �लए नाबाडर् के मा�म से 
�व�-पोषण क� सु�वधा प्रदान क� जाएगी।

रा�ीय सहयोग नी�त
इसे सहकारी �ेत्र के सु�व��त, क्रमब� 
एवं सवा�गीण �वकास हेतु प्र�ा�वत �कया 
जाएगा।

प्राथ�मकता 1: कृ�ष �ेत्रक म� उ�ादकता और लचीलापन
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B. कौशल �वकास 

प्रधान मंत्री पैकेज के तहत पहल�

प्राथ�मकता 2: रोजगार और कौशल

योजना A: पहली बार 
काम करने वाले 
युवाओ ंके �लए (फ�र् 
टाइम एम्�ॉई) 

सभी औपचा�रक �ेत्रक� म� कायर्बल का �ह�ा बनने वाले सभी नए ���य� को एक 
महीने का पा�रश्र�मक �दया जाएगा। 
पात्रता सीमा: योजना म� शा�मल होने के �लए प्र�तमाह अ�धकतम एक लाख रुपये तक 
का वेतन होना चा�हए।  
�क��: EPFO म� पंजीकृत पहली बार �नयोजन प्रा� करने वाले कमर्चा�रय� को एक 
महीने का वेतन 15,000 रुपये तक प्र�� ब�क अंतरण (DBT) के ज�रये तीन �क�� म� 
�दया जाएगा।

योजना B: �व�नमार्ण 
�ेत्रक म� रोजगार 
सृजन

यह �व�नमार्ण �ेत्रक म� फ�र् टाइम एम्�ॉई के �लए है।
पहले 4 वष� म� कमर्चारी भ�व� �न�ध संगठन (EPFO) म� अंशदान के �लए कमर्चारी 
और �नयो�ा, दोन� को प्रो�ाहन �दया जाएगा।
य�द फ�र् टाइम एम्�ॉई क� सेवाएं उसक� �नयु�� के 12 महीन� के अंदर समा� कर 
दी जाती है, तो �नयो�ा �ारा स��डी लौटाई जाएगी।

योजना C: 
�नयो�ाओ ंको 
सहायता

सरकार सभी नए कमर्चा�रय� के �लए 2 साल तक �नयो�ाओ ंके 3000 रुपये 
प्र�तमाह तक के EPFO अंशदान अपनी ओर से प्रदान करगेी।
इस योजना म� सभी �ेत्रक� म� 1 लाख रुपये प्र�त माह तक के वेतन वाले सभी अ�त�र� 
�नयोजन� (Employment) को कवर �कया जाएगा।
नए कमर्चा�रय� को EPFO म� नए प्रवेशकतार् होने क� आव�कता नह� है। 

चौथी योजना यह रा� सरकार� और उ�ोग के सहयोग से कौशल �वकास के �लए नई क� द्र 
प्रायो�जत योजना है।
इसके तहत 5 साल क� अव�ध म� 20 लाख युवाओ ंको कौशल प्रदान करने का ल� 
रखा गया है। 
1,000 औ�ो�गक प्र�श�ण सं�ान� को हब एंड �ोक मॉडल म� प�रणाम आधा�रत 
सं�ान के रूप म� अपग्रेड �कया जाएगा।

पांचव� योजना यह 5 साल म� 1 करोड़ युवाओ ंको 500 शीषर् कंप�नय� म� इंटनर्�शप के अवसर प्रदान 
करने क� �ापक योजना है। इसम� कंप�नय� क� भागीदारी �ै��क होगी।
इंटनर्�शप प्रा� करने वाल� को 5,000 रुपये का मा�सक भ�ा और 6,000 रुपये क� 
एकमु� सहायता प्रदान क� जाएगी।
5,000 रूपये के मा�सक भ�े के साथ 12 माह क� प्रधान मंत्री इंटनर्�शप भी प्रदान क� 
जाएगी।

A. रोजगार से जुड़े प्रो�ाहन
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सैचुरशेन यानी संपूणर् अप्रोच: लोग� खासकर �कसान�, युवाओ,ं म�हलाओ ं और गरीब� का सवा�गीण, सवर्�ापी एवं 
सवर्-समावेशी �वकास सु�न��त �कया जाएगा।

�श�ा और �ा� स�हत सभी अलग-अलग योजनाओ ंएवं कायर्क्रम� के सभी पात्र लोग� को इनम� शा�मल �कया 
जाएगा। साथ ही, उनक� �मताओ ंम� सुधार करके उ�� सश� भी बनाया जाएगा।

पूव�दयः �वकास भी, �वरासत भी
यह संसाधन� से भरपूर �बहार, झारखंड, प��म बंगाल, ओ�डशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूव� रा�� के सवा�गीण �वकास क� 
एक योजना है। इसका उ�े� इन रा�� म� आ�थ�क अवसर पैदा करके �वक�सत भारत का ल� हा�सल करना है। 
अमृतसर कोलकाता औ�ो�गक ग�लयारा �वक�सत �कया जाएगा, �जसम� गया म� एक औ�ो�गक नोड का �वकास भी 
शा�मल है। 

आंध्र प्रदेश पुनगर्ठन अ�ध�नयम:
�व� वषर् 2024-25 म� 15,000 करोड़ रुपये क� �व�ीय सहायता क� �व�ा क� जाएगी।
पोलावरम �स�चाई प�रयोजना को पूरा �कया जाएगा, ता�क रा� क� खा� सुर�ा सु�न��त क� जा सके।  
�वशाखाप�नम-चे�ई औ�ो�गक ग�लयार ेम� को�थ� नोड और हैदराबाद-ब�गलुरु औ�ो�गक ग�लयार ेम� ओवार्कल 
नोड म� जल आपू�त� , �बजली आपू�त� , रलेवे, सड़क जैसी आव�क अवसंरचनाएं �वक�सत क� जाएंगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना: प्रधान मंत्री आवास योजनाओ ं(ग्रामीण एवं शहरी) के तहत देश म� ग्रामीण और शहरी �ेत्र� म� 
तीन करोड़ अ�त�र� घर बनाए जाएंगे।
म�हलाओ ंके नेतृ� म� �वकास: बजट म� म�हलाओ ंऔर लड़�कय� को लाभ पहंुचाने वाली योजनाओ ंके �लए 3 लाख करोड़ 
रुपये से अ�धक आवं�टत �कए गए ह�। 
प्रधान मंत्री जनजातीय उ�त ग्राम अ�भयान

इसके तहत 63,000 गांव� को कवर करते हुए जनजातीय समुदाय� क� सामा�जक-आ�थ�क ���त म� सुधार �कया 
जाएगा। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोग� को लाभ पहंुचेगा।

पूव��र म� ब�क शाखाएं: देश के पूव��र रा�� म� इं�डया पो� पेम�ट ब�क क� 100 से अ�धक शाखाएं खोली जाएंगी।

प्राथ�मकता 3: 
समावेशी मानव संसाधन �वकास और सामा�जक �ाय
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सू�, लघु और म�म उ�म� (MSMEs) को बढ़ावा देने के �लए सहायता:
�व�नमार्ण �ेत्रक के MSMEs के �लए के्र�डट गारटंी योजना: �गरवी (कोलेटरल) या थडर् पाट� गारटंी के �बना मशीनरी 
और उपकरण क� खरीद के �लए MSMEs को साव�ध ऋण (टमर् लोन) देने हेतु, एक के्र�डट गारटंी योजना शुरू क� 
जाएगी।
MSMEs को ऋण देने के �लए नया मू�ांकन मॉडल: MSME क� ऋण चुकाने क� �मता का आकलन करने के �लए 
सावर्ज�नक �ेत्र के ब�क �कसी बाहरी सं�ा पर �नभर्र रहने क� बजाय अपने यहां �यं �स�म �वक�सत कर�गे। 
आ�थ�क संकट के दौरान MSMEs को ऋण सहायता: MSMEs को उनके आ�थ�क संकट के दौरान ब�क ऋण देने के �लए 
नई प्रणाली शुरू क� जाएगी।
मुद्रा ऋण: तरुण’ श्रेणी के अंतगर्त मुद्रा ऋण� क� अ�धकतम सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये 
कर �दया गया है। हालां�क, इसका लाभ केवल उन उ��मय� को ही �मलेगा, �ज��ने इसी श्रेणी म� �लए गए पहले के ऋण� 
को पूरी तरह चुका �दया है।
TReDS म� शा�मल होने क� अ�नवायर्ता का दायरा बढ़ाया गया: खरीदार� को ‘टे्रड �रसीवेब� �ड�ॉउं�ट� ग �स�म’ 
यानी TReDS �ेटफॉमर् पर अ�नवायर् रूप से शा�मल करने के �लए टनर्ओवर क� पात्रता सीमा को 500 करोड़ रुपये से 
घटाकर 250 करोड़ रुपये कर �दया गया है। 
MSMEs ��सर् म� �सडबी क� शाखाएं: �सडबी 3 साल के भीतर सभी प्रमुख MSMEs ��सर् को अपनी �व�ीय सेवा 
प्रदान करने के �लए अपनी पहंुच का �व�ार करने हेतु नई शाखाएं खोलेगा और उ�� सीधे ऋण प्रदान करगेा।
खा� �व�करण, गुणव�ा और सुर�ा परी�ण के �लए MSMEs इकाइयां: MSMEs �ेत्रक म� 50 बहु-उ�ाद खा� �व�करण 
इकाइयां (म�ी प्रोड� फ़ूड इर�ेडएशन यू�नट्स) �ा�पत करने के �लए �व�ीय सहायता देने क� घोषणा क� गई है।
ई-कॉमसर् �नयार्त क� द्र: MSMEs और पारपं�रक कारीगर� को अंतरार्�ीय बाजार� म� अपने उ�ाद बेचने म� मदद करने के 
�लए सावर्ज�नक-�नजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत ई-कॉमसर् �नयार्त क� द्र �ा�पत �कए जाएंगे।

�व�नमार्ण एवं सेवा �ेत्रक को बढ़ावा देने के उपाय
औ�ो�गक पा�र्: रा�ीय औ�ो�गक ग�लयारा �वकास कायर्क्रम के तहत बारह औ�ो�गक पा�र् को मंजूरी दी जाएगी।

100 शहर� म� या उसके आस-पास संपूणर् अवसंरचना के साथ �नवेश हेतु तैयार “�ग एंड �े” औ�ो�गक पा�र् को 
�वक�सत करने म� सहायता दी जाएगी। इसके �लए नगर �नयोजन से संबं�धत योजनाओ ंका बेहतर उपयोग �कया 
जाएगा तथा ये रा�� और �नजी �ेत्रक क� साझेदारी से �वक�सत �कए जाएंगे। 

�कराये का आवास: औ�ो�गक श्र�मक� के �लए डॉरमेट्री टाइप के आवास बनाए जाएंगे। ये आवास PPP मोड म� 
वाय�ब�लटी गैप फं�ड�ग (VGF) और प्रमुख उ�ोग� के सहयोग से बनाए जाएंगे। 
जहाजरानी उ�ोग: भारतीय जहाजरानी उ�ोग क� �ह�ेदारी बढ़ाने और अ�धक रोजगार पैदा करने के �लये �ा�म�, 
प�ा तथा �ै�ग� ग सुधार� को लागू �कया जाएगा।
मह�पूणर् ख�नज �मशन (�क्र�टकल �मनरल �मशन): �क्र�टकल ख�नज� के देश म� ही उ�ादन, �रसाइ��� ग और 
�वदेश� म� इन ख�नज� के खदान� क� प्रा�� के �लए �क्र�टकल �मनरल �मशन �ा�पत करने का प्र�ाव �कया गया है।
ख�नज� का अपतटीय खनन: खनन के �लए अपतटीय �ॉ� के पहले खंड क� नीलामी क� जाएगी। यह नीलामी 
पहले से ही खोजी गई (ए��ोरशेन) ख�नज� क� होगी।
�ड�जटल प��क इंफ्रास्ट्र�र (DPI) का उपयोग: ऋण, ई-कॉमसर्, �श�ा, �ा�, �व�ध और �ाय, लॉ�ज���, 
MSME, सेवा प्रदायगी और अबर्न गवन�स के �ेत्र म� �ड�जटल प��क इंफ्रास्ट्र�र के उपयोग� को बढ़ावा �दया जाएगा।
इ�ॉ��सी एंड ब�कर�ी कोड (IBC) इको-�स�म के �लए एक�कृत प्रौ�ो�गक� �ेटफामर्: यह �ेटफामर्  �नरतंरता, 
पारद�श�ता, समय पर प्रोसे�स�ग और बेहतर �नगरानी के �ारा IBC के तहत सभी भागीदार� के �लए बेहतर प�रणाम 
सु�न��त करगेा।  

सी�मत देयता भागीदारी को �ै��क रूप से बंद करना: LLPs को �ै��क रूप से बंद करने म� समापन समय क� 
प्र�क्रया को कम करने हेतु स�टर फॉर प्रोसे�स�ग ए�ीलेरटेेड कॉरपोरटे ए��ट (C-PACE) क� सेवाओ ंका �व�ार 
�कया जाएगा।
नेशनल कंपनी लॉ �ट्र�ूनल और ऋण वसूली: अ�त�र� �ट्र�ून� �ा�पत करने क� घोषणा क� गई है।

प्राथ�मकता 4: �व�नमार्ण एवं सेवाएं 
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ग्रोथ हब के रूप म� शहर: रा�� के सहयोग से सरकार 'ग्रोथ हब के रूप म� शहर�' के �वकास क� सु�वधा प्रदान करगेी। 
इसे आ�थ�क और पारगमन योजना और नगर �नयोजन योजनाओ ंका उपयोग करके उप-शहरी �ेत्र� के �व��त 
�वकास के मा�म से प्रा� �कया जाएगा।

शहर� का रचना�क पुन�व�कास: प�रवतर्नकारी प्रभाव लाने हेतु मौजूदा शहर� के रचना�क ब्राउनफ�� पुन�व�कास के 
�लए, सरकार स�म नी�तय�, बाजार-आधा�रत तंत्र और �व�नयमन के �लए एक फे्रमवकर्  तैयार करगेी।
ट्रां�जट ओ�रएंटेड डेवलपम�ट: 30 लाख से अ�धक आबादी वाले 14 बड़े शहर� के �लए ट्रां�जट ओ�रएंटेड डेवलपम�ट योजनाएं 
और रणनी�तयां बनाई जाएगी।
शहरी आवास: पी.एम. आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के �नवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब� और 
म�म-वग�य प�रवार� क� आवास जरूरत� को पूरा �कया जाएगा।
जल आपू�त�  और ��ता: बजट म� रा� सरकार� तथा बहुप�ीय �वकास ब�क� क� साझेदारी म� �व�पोषण वाली 
प�रयोजनाओ ं के मा�म से 100 बड़े शहर� म� जलापू�त� , सीवेज उपचार, ठोस अप�श� प्रबंधन तथा �व�ीय रूप से 
�ावहा�रक प�रयोजनाओ ंको बढ़ावा देने क� बात कही गई है। 
स्ट्रीट माक� ट: स्ट्रीट व�डसर् के जीवन म� बदलाव लाने म� पी.एम. � �न�ध योजना क� सफलता को देखते हुए स्ट्रीट माक� ट 
का �वकास करने का प्र�ाव �कया गया है। 

सरकार �ारा देश के चय�नत शहर� म� अगले पांच वष� तक प्र�ेक वषर् 100 सा�ा�हक ‘हाट�’ और स्ट्रीट फूड क� द्र� के 
�वकास हेतु सहायता प्रदान करने के �लए एक योजना बनाई जाएगी। 

�ांप शु�: क� द्र सरकार रा�� को �ा� शु� क� दर� कम करने तथा म�हलाओ ं�ारा खरीदी गई संप��य� के �लए 
शु� और कम करने पर �वचार करने के �लए प्रो�ा�हत करगेी।

प्राथ�मकता 5: शहरी �वकास
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क� द्र सरकार �ारा अवसंरचना म� �नवेश: सकल घरलूे उ�ाद का 3.4% पूंजीगत �य के �लए �दया जाएगा।
रा� सरकार� �ारा अवसंरचना म� �नवेश: अवसंरचना म� �नवेश हेतु रा�� को सहायता देने के �लए �ाज मु� 
दीघर्का�लक ऋण के �लए बजट म� 1.5 लाख करोड़ रुपये आवं�टत �कए गए ह�।
अवसंरचना म� �नजी �नवेश: �नजी �ेत्रक �ारा अवसंरचना म� �नवेश को वाय�ब�लटी गैप फं�ड�ग (VGF) और स�म 
नी�तय� और �व�नयम� के मा�म से बढ़ावा �दया जाएगा। 

बाजार आधा�रत �व�-पोषण फे्रमवकर्  लाया जाएगा।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): 25,000 ग्रामीण ब��य� को हर मौसम म� 
कने���वटी प्रदान करने के �लए PMGSY चरण-IV शुरू �कया जाएगा।
�स�चाई और बाढ़ शमन: 

�बहार म� कोसी-मेची इंट्रा-�ेट �ल� क और अ� प�रयोजनाओ ंके �लए 
11,500 करोड़ रुपये क� �व�ीय सहायता देने क� घोषणा क� गई है।

प्राथ�मकता 6: ऊजार् सुर�ा

एनज� ट्रां�जशन: रोजगार, �वकास और पयार्वरणीय 
संधारणीयता क� अ�नवायर्ताओ ंको संतु�लत करने के �लए 
'एनज� ट्रां�जशन पाथवे’ पर पॉ�लसी डॉ�ूम�ट जारी �कया 
जाएगा।
पी.एम. सूयर् घर मु� �बजली योजना: अंत�रम बजट म� 
घोषणा के अनुरूप, 1 करोड़ प�रवार� को हर माह 300 यू�नट 
तक मु� �बजली प्रा� करने म� स�म बनाने के �लए 
रूफटॉप सोलर पैनल �ा�पत करने के �लए पी.एम. सूयर् 
घर मु� �बजली योजना शुरू क� गई है।
पंप्ड �ोरजे पॉ�लसी: इसे �व�ुत भंडारण और समग्र ऊजार् उ�ादन म� नवीकरणीय ऊजार् क� बढ़ती �ह�ेदारी के साथ 
�व�ुत आपू�त�  प्रणाली से एक�करण के �लए जारी क� जाएगी। गौरतलब है �क नवीकरणीय ऊजार् स्रोत� से �बजली 
उ�ादन हमेशा नह� होता और इस�लए उनक� आपू�त�  �नरतंर नह� होती। ऐसी ���त म� इनका भंडारण आव�क है ता�क 
जरूरत पड़ने पर इनक� आपू�त�  क� जा सके।
�ॉल तथा मॉ�ूलर परमाणु �रए�र� पर अनुसंधान और �वकास: परमाणु ऊजार् �वक�सत भारत के �लए ऊजार् उ�ादन 
का एक बहुत मह�पूणर् �ह�ा बनने क� उ�ीद है। इस ल� क� �दशा म�, सरकार �न��ल�खत के �लए �नजी �ेत्रक के 
साथ साझेदारी करगेी:

भारत �ॉल �रए�सर् क� �ापना के �लए।
भारत �ॉल मॉ�ूलर �रए�र पर अनुसंधान एवं �वकास के �लए।
परमाणु ऊजार् के �लए नई प्रौ�ो�ग�कय� का अनुसंधान एवं �वकास।

'हाडर् टू एबेट' उ�ोग� के �लए रोडमैप: 'हाडर् टू एबेट' उ�ोग� को वतर्मान 'परफॉमर्, अचीव एंड टे्रड' मोड से 'इं�डयन काबर्न 
माक� ट' मोड म� बदलने के �लए उ�चत �नयम लागू �कए जाएंगे। 
पारपं�रक सू� और लघु उ�ोग� को समथर्न: पीतल और �सर�ेमक स�हत 60 ��सर् म� पारपं�रक सू� और लघु 
उ�ोग� के �नवेश-ग्रेड ऊजार् ऑ�डट क� सु�वधा प्रदान क� जाएगी।

इस योजना को अगले चरण म� अ� 100 कल�सर् म� चलाया जाएगा।

सरकार असम, �हमाचल प्रदेश, उ�राखंड और �स��म को बाढ़, भू�लन इ�ा�द से �नपटने तथा अ� संबं�धत 
प�रयोजनाओ ंके �लए सहायता प्रदान करगेी।

पयर्टन: �बहार म� �व�ुपद मं�दर कॉ�रडोर, महाबो�ध मं�दर कॉ�रडोर और राजगीर का �ापक �वकास �कया जाएगा।
नालंदा �व��व�ालय को उसके गौरवशाली �रूप म� पुनज��वत करने के अलावा एक पयर्टन क� द्र के रूप म� 
�वक�सत �कया जाएगा।
बजट म� ओ�डशा के मं�दर�, �ारक�, �श� कौशल, व�जीव अभयार��, प्राकृ�तक प�रदृ� और प्राचीन समुद्र तट� 
के �वकास के �लए सहायता प्रदान करने क� घोषणा क� गई है।

प्राथ�मकता 7: अवसंरचना
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क� द्र सरकार �ारा अवसंरचना म� �नवेश: सकल घरलूे उ�ाद का 3.4% पूंजीगत �य के �लए �दया जाएगा।
रा� सरकार� �ारा अवसंरचना म� �नवेश: अवसंरचना म� �नवेश हेतु रा�� को सहायता देने के �लए �ाज मु� 
दीघर्का�लक ऋण के �लए बजट म� 1.5 लाख करोड़ रुपये आवं�टत �कए गए ह�।
अवसंरचना म� �नजी �नवेश: �नजी �ेत्रक �ारा अवसंरचना म� �नवेश को वाय�ब�लटी गैप फं�ड�ग (VGF) और स�म 
नी�तय� और �व�नयम� के मा�म से बढ़ावा �दया जाएगा। 

बाजार आधा�रत �व�-पोषण फे्रमवकर्  लाया जाएगा।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): 25,000 ग्रामीण ब��य� को हर मौसम म� 
कने���वटी प्रदान करने के �लए PMGSY चरण-IV शुरू �कया जाएगा।
�स�चाई और बाढ़ शमन: 

�बहार म� कोसी-मेची इंट्रा-�ेट �ल� क और अ� प�रयोजनाओ ंके �लए 
11,500 करोड़ रुपये क� �व�ीय सहायता देने क� घोषणा क� गई है।

सरकार असम, �हमाचल प्रदेश, उ�राखंड और �स��म को बाढ़, भू�लन इ�ा�द से �नपटने तथा अ� संबं�धत 
प�रयोजनाओ ंके �लए सहायता प्रदान करगेी।

पयर्टन: �बहार म� �व�ुपद मं�दर कॉ�रडोर, महाबो�ध मं�दर कॉ�रडोर और राजगीर का �ापक �वकास �कया जाएगा।
नालंदा �व��व�ालय को उसके गौरवशाली �रूप म� पुनज��वत करने के अलावा एक पयर्टन क� द्र के रूप म� 
�वक�सत �कया जाएगा।
बजट म� ओ�डशा के मं�दर�, �ारक�, �श� कौशल, व�जीव अभयार��, प्राकृ�तक प�रदृ� और प्राचीन समुद्र तट� 
के �वकास के �लए सहायता प्रदान करने क� घोषणा क� गई है।

आ�थ�क नी�त फे्रमवकर् : इसका उ�े� आ�थ�क �वकास के �लए �ापक दृ��कोण 
अपनाने  और रोजगार के अवसर� को सु�वधाजनक बनाने तथा उ� �वकास दर को 
बनाए रखने के �लए अगली पीढ़ी के सुधार� का दायरा �नधार्�रत करना है।

सुधार� को आ�थ�क प्रो�ाहन देना: उ�ादन के कारक� (Factors) यानी संसाधन� 
क� उ�ादकता म� सुधार करना तथा बाजार� और �ेत्रक� को अ�धक द� बनाने म� 
सहायता करने के �लए प्रो�ाहन देना चा�हए।

रा� सरकार� �ारा भू�म-संबंधी सुधार: ग्रामीण और शहरी, दोन� �ेत्र� म� भू�म-संबंधी 
सुधार तथा अ� कायर्वा�हय� म� �न��ल�खत को कवर �कया जाएगा:

भू�म प्रशासन, योजना और प्रबंधन।
शहरी �नयोजन, उपयोग और भवन उप-�नयम (�ब���ग बायलॉज)।

इ�� उ�चत �व�ीय सहायता के ज�रए प्रो�ाहन प्रदान करके अगले 3 वष� के भीतर पूरा �कया जाएगा।
ग्रामीण भू�म संबंधी कायर्वा�हयां: ग्रामीण भू�म संबंधी कायर्वा�हयां म� �न��ल�खत शा�मल ह�गे-

सभी भू�मय� के �लए �व�श� भू�म पासर्ल पहचान सं�ा (ULPIN) या भू-आधार का आवंटन �कया जाएगा।
भू-राज� न�ा का �ड�जटलीकरण �कया जाएगा।
वतर्मान भू-�ा�म� के आधार पर न�ा के उप-�वभाजन� का 
सव��ण करना।
भू-पंजीकरण सु�न��त करना।
ULPIN को �कसान� क� भू�म के पंजीकरण से �ल� क करना।

अनुसंधान नेशनल �रसचर् फंड: इसका गठन आधारभूत अनुसंधान तथा 
प्रोटोटाइप के �वकास को बढ़ावा देने के �लए �कया गया है।
�नजी �ेत्रक �ारा संचा�लत अनुसंधान: �नजी �ेत्रक �ारा वा�ण��क �र 
पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के �लए 1 लाख करोड़ रुपये के 
�व�-पोषण का प्रावधान �कया गया है।
अंत�र�-आधा�रत अथर्�व�ा: अगले 10 वष� म� अंत�र�-आधा�रत 
अथर्�व�ा का आकार बढ़ाकर 5 गुना तक करने के �लए 1,000 करोड़ 
रुपये का व�चर कै�पटल फंड ग�ठत �कया जाएगा।

प्राथ�मकता 8: नवाचार, अनुसंधान एवं �वकास

प्राथ�मकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

शहरी भू�म संबंधी कायर्वा�हयां: शहरी �ेत्र� म� भू�म अ�भलेख� को GIS मै�प�ग के ज�रए �ड�जटल रूप म� उपल� करवाया 
जाएगा।
श्रम संबंधी सुधार:

इसके तहत ई-श्रम पोटर्ल को अ� पोटर्� के साथ �ापक रूप से एक�कृत करके वन-�ॉप सॉ�ूशन क� सु�वधा 
प्रदान क� जाएगी।
तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आव�कताओ ंऔर उपल� नौक�रय� को एक ही �ान पर उपल� करवाने के 
�लए ओपन आ�क� टे�र डेटाबेस तैयार करना।
नौकरी के इ�ुक लोग� को संभा�वत �नयो�ाओ ंऔर कौशल प्रदाताओ ंसे जोड़ने के �लए मैके�न� तैयार करना।
श्रम सु�वधा और समाधान पोटर्ल: उ�ोग और �ापार संबंधी �नयम� के पालन को आसान बनाने के �लए पोटर्� का 
नवीनीकरण �कया जाएगा। 

पूंजी और उ��मता संबंधी सुधार:
�व�ीय �ेत्रक के �लए दृ��कोण और रणनी�त: अथर्�व�ा क� �व�-पोषण संबंधी आव�कताओ ंको पूरा करने के 
�लए, क� द्र सरकार अलग-अलग �ेत्रक� को उनके आकार, �मता और कौशल आव�कताओ ंके आधार पर सहायता 
प्रदान करने के �लए �व�ीय �ेत्रक के �लए �वजन और रणनी�त आधा�रत डॉ�ूम�ट जारी करगेी।
जलवायु �व� के �लए टै�ोनॉमी: जलवायु अनुकूलन और शमन ग�त�व�धय� के �लए पूंजी क� उपल�ता को बढ़ाना। 
इससे देश क� जलवायु संबंधी प्र�तब�ताओ ंको पूरा करने तथा ग्रीन ट्रां�जशन को सु�वधाजनक बनाने म� मदद �मलेगी।
वे�रएबल कै�पटल कंपनी संरचना: �वमान� और जलपोत� को प�े पर लेने के �लए, �व�पोषण प्रदान करने के �लए एक 
कुशल और लचीला तरीका प्रदान करने हेतु �वधायी मंजूरी प्रदान करना तथा ‘वे�रएबल कै�पटल कंपनी संरचना’ के 
ज�रए �नजी इ��टी से �व�पोषण प्रा� करना।
प्र�� �वदेशी �नवेश और ओवरसीज �नवेश: �न��ल�खत प्रावधान� के ज�रए प्र�� �वदेशी �नवेश और ओवरसीज 
�नवेश के �लए �नयम और �व�नयम सरल बनाए जाएंगे-

प्र�� �वदेशी �नवेश को बढ़ावा देना;
प्राथ�मकताएं तय करना, और
ओवरसीज �नवेश के �लए मुद्रा के रूप म� भारतीय रुपये का उपयोग के �लए अवसर� को बढ़ावा देना।

NPS वा��: नाबा�लग ब�� के �लए माता-�पता और अ�भभावक� के अंशदान पर आधा�रत  NPS-वा��  योजना शुरू 
क� जाएगी।
प्रौ�ो�गक� का उपयोग: अथर्�व�ा के �ड�जटलीकरण क� �दशा म� प्रौ�ो�गक� को अपनाना।
ईज ऑफ डूइंग �बजनेस: ‘ईज ऑफ डूइंग �बजनेस’ को बढ़ावा देने के �लए, पहले से ही जन �व�ास �वधेयक 2.0 पर काम 
�कया जा रहा है।

इसके अलावा, रा�� को उनके �ापार सुधार कायर् योजनाओ ंऔर �ड�जटलीकरण के कायार्�यन के �लए प्रो�ा�हत 
�कया जाएगा। 

डेटा और सां��क�: डेटा गवन�स, भंडारण, प्रोसे�स�ग म� सुधार तथा डेटा और 
सां��क� के प्रबंधन म� सुधार करने के �लए, �ड�जटल इं�डया �मशन 
के तहत �ा�पत �ेत्रीय डेटाबेस स�हत अलग-अलग  �ेत्रीय डेटाबेस 
का प्रौ�ो�गक� टू� क� स�क्रय मदद से उपयोग �कया जाएगा।
नई प�शन योजना (NPS): एक सॉ�ूशन �वक�सत �कया जाएगा, 
�जसके तहत राजकोषीय समझदारी (fiscal prudence) बनाए 
रखते हुए आम नाग�रक� के सुर�ा संबंधी प्रासं�गक मु�� का 
समाधान �कया जा सकेगा।
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शहरी भू�म संबंधी कायर्वा�हयां: शहरी �ेत्र� म� भू�म अ�भलेख� को GIS मै�प�ग के ज�रए �ड�जटल रूप म� उपल� करवाया 
जाएगा।
श्रम संबंधी सुधार:

इसके तहत ई-श्रम पोटर्ल को अ� पोटर्� के साथ �ापक रूप से एक�कृत करके वन-�ॉप सॉ�ूशन क� सु�वधा 
प्रदान क� जाएगी।
तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आव�कताओ ंऔर उपल� नौक�रय� को एक ही �ान पर उपल� करवाने के 
�लए ओपन आ�क� टे�र डेटाबेस तैयार करना।
नौकरी के इ�ुक लोग� को संभा�वत �नयो�ाओ ंऔर कौशल प्रदाताओ ंसे जोड़ने के �लए मैके�न� तैयार करना।
श्रम सु�वधा और समाधान पोटर्ल: उ�ोग और �ापार संबंधी �नयम� के पालन को आसान बनाने के �लए पोटर्� का 
नवीनीकरण �कया जाएगा। 

पूंजी और उ��मता संबंधी सुधार:
�व�ीय �ेत्रक के �लए दृ��कोण और रणनी�त: अथर्�व�ा क� �व�-पोषण संबंधी आव�कताओ ंको पूरा करने के 
�लए, क� द्र सरकार अलग-अलग �ेत्रक� को उनके आकार, �मता और कौशल आव�कताओ ंके आधार पर सहायता 
प्रदान करने के �लए �व�ीय �ेत्रक के �लए �वजन और रणनी�त आधा�रत डॉ�ूम�ट जारी करगेी।
जलवायु �व� के �लए टै�ोनॉमी: जलवायु अनुकूलन और शमन ग�त�व�धय� के �लए पूंजी क� उपल�ता को बढ़ाना। 
इससे देश क� जलवायु संबंधी प्र�तब�ताओ ंको पूरा करने तथा ग्रीन ट्रां�जशन को सु�वधाजनक बनाने म� मदद �मलेगी।
वे�रएबल कै�पटल कंपनी संरचना: �वमान� और जलपोत� को प�े पर लेने के �लए, �व�पोषण प्रदान करने के �लए एक 
कुशल और लचीला तरीका प्रदान करने हेतु �वधायी मंजूरी प्रदान करना तथा ‘वे�रएबल कै�पटल कंपनी संरचना’ के 
ज�रए �नजी इ��टी से �व�पोषण प्रा� करना।
प्र�� �वदेशी �नवेश और ओवरसीज �नवेश: �न��ल�खत प्रावधान� के ज�रए प्र�� �वदेशी �नवेश और ओवरसीज 
�नवेश के �लए �नयम और �व�नयम सरल बनाए जाएंगे-

प्र�� �वदेशी �नवेश को बढ़ावा देना;
प्राथ�मकताएं तय करना, और
ओवरसीज �नवेश के �लए मुद्रा के रूप म� भारतीय रुपये का उपयोग के �लए अवसर� को बढ़ावा देना।

NPS वा��: नाबा�लग ब�� के �लए माता-�पता और अ�भभावक� के अंशदान पर आधा�रत  NPS-वा��  योजना शुरू 
क� जाएगी।
प्रौ�ो�गक� का उपयोग: अथर्�व�ा के �ड�जटलीकरण क� �दशा म� प्रौ�ो�गक� को अपनाना।
ईज ऑफ डूइंग �बजनेस: ‘ईज ऑफ डूइंग �बजनेस’ को बढ़ावा देने के �लए, पहले से ही जन �व�ास �वधेयक 2.0 पर काम 
�कया जा रहा है।

इसके अलावा, रा�� को उनके �ापार सुधार कायर् योजनाओ ंऔर �ड�जटलीकरण के कायार्�यन के �लए प्रो�ा�हत 
�कया जाएगा। 

डेटा और सां��क�: डेटा गवन�स, भंडारण, प्रोसे�स�ग म� सुधार तथा डेटा और 
सां��क� के प्रबंधन म� सुधार करने के �लए, �ड�जटल इं�डया �मशन 
के तहत �ा�पत �ेत्रीय डेटाबेस स�हत अलग-अलग  �ेत्रीय डेटाबेस 
का प्रौ�ो�गक� टू� क� स�क्रय मदद से उपयोग �कया जाएगा।
नई प�शन योजना (NPS): एक सॉ�ूशन �वक�सत �कया जाएगा, 
�जसके तहत राजकोषीय समझदारी (fiscal prudence) बनाए 
रखते हुए आम नाग�रक� के सुर�ा संबंधी प्रासं�गक मु�� का 
समाधान �कया जा सकेगा।
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GST का सरलीकरण और �व�ार
सरकार कर संरचना को और अ�धक सरल व तकर् संगत बनाने का प्रयास करगेी तथा इसे शेष �ेत्रक� म� भी �व�ा�रत 
करने का प्रयास करगेी।

�ापार सु�वधा प्रदान करना: घरलूे �वमानन और नौका और जहाज MRO {Maintenance (रखरखाव), Repair 
(मर�त) और Overhaul (कायाक�)} को बढ़ावा देकर। 
सीमा शु� म� कटौती: घरलूे �व�नमार्ण उ�ोग� को मदद करना, �ानीय �र पर मू�वधर्न को बढ़ावा देना, �नयार्त 
प्र�त�धार् को बढ़ावा देना तथा कराधान प्रणाली का सरलीकरण करना।
�ेत्रक �व�श� बु�नयादी सीमा शु� (BCD) प्र�ाव

अप्र�� कर

भाग B

आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� �ापक समी�ा क� जाएगी। 
नई कर �व�ा

�व�ीय वषर् 2022-23 म� कॉप�रटे टै� का 58% �ह�ा नई कर �व�ा के तहत एक�त्रत �कया गया।
2023-24 म� 2/3 से अ�धक लोग� ने नई ���गत आयकर �व�ा (New income tax regime) का लाभ उठाया है।
वेतनभोगी कमर्चा�रय� के �लए मानक कटौती (��डडर् �डड�न) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर �दया 
गया।
प�शनभो�गय� के �लए पा�रवा�रक प�शन पर कटौती (�डड�न) 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर �दया गया है।
कर �ैब म� संशोधन �कए गए। 

धमार्थर् सं�ाओ ंऔर TDS के �लए �रटनर् फ़ाइल करने क� प्रणाली का सरलीकरण
धमार्थर् सं�ाओ ंके �लए दो अलग-अलग कर छूट �व�ाओ ंका आपस म� �वलय �कया जाएगा;
कुछ तरह के भुगतान� और ई-कॉमसर् के �लए TDS दर� म� कटौती क� गई है

प्र�� कर

सीमा शु� घटाया गया सीमा शु� से छूट दी गई

क� सर क� दवाइयां: टै्र�ुजुमाब डेर�टेकन, ओ�सम�ट� �नब, 
और डुवार्लुमाब

र�ेस�सर् का उ�ादन

फेरो �नकेल, ���र कॉपर, फेरस �ैप और �नकल 
कैथोड

25 �क्र�टकल ख�नज

सौर सेल और पैनल� के �नमार्ण म� उपयोग क� जाने वाली 
पूंजीगत व�ुएं 

झ�गा और �फश फ�ड के �नमार्ण के �लए इनपुट

ए�-र ेउपकरण

मोबाइल फोन और चाजर्र

सोना, चांदी और �े�टनम

2 �क्र�टकल ख�नज

चमड़ा और व�

समुद्री उ�ाद

�ूचुअल फंड या UTIs �ारा यू�नट्स क� पुनखर्रीद पर लगाई गई 20% TDS दर को वापस ले �लया गया है।
कमर्चारी वेतन से TDS क� कटौती के बदले TCS के्र�डट का दावा कर सकते ह�।
TDS के भुगतान म� देरी को अपराध नह� माना जाएगा।

री–असेसम�ट का सरलीकरण
रीअसेसम�ट केवल तभी �कया जा सकेगा जब अघो�षत आय 50 लाख रुपये से अ�धक हो और मामला 3 से 5 वषर् 
पुराना हो

पूंजीगत लाभ (कै�पटल गेन) का सरलीकरण और यु��करण
कुछ �व�ीय प�रसंप��य� पर शॉटर्-टमर् कै�पटल गेन टै� बढ़ाकर 20% �कया गया।
सभी �व�ीय और गैर-�व�ीय प�रसंप��य� पर लॉन्ग-टमर् कै�पटल गेन टै� बढ़ाकर 12.5% �कया गया।
कुछ �व�ीय प�रसंप��य� पर कै�पटल गेन क� छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्र�त वषर् क� गई है।

करदाता सेवाओ ंका �ड�जटलीकरण
अगले दो वष� म� इसका �ड�जटलीकरण �कया जाएगा।

मुकदमेबाजी और अपील
आयकर �ववाद� के समाधान के �लए ‘�ववाद से �व�ास योजना, 2024’ शुरू क� गई है।
कर �ाया�धकरण�, उ� �ायालय� और सव�� �ायालय म� कर संबंधी �ववाद� के �वरु� अपील दायर करने के �लए 
�ूनतम मौ�द्रक सीमा बढ़ाई गई है।
मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरार्�ीय कराधान म� �न��तता सु�न��त करने के �लए सेफ हाबर्र रू� का �व�ार 
�कया गया है।

रोजगार और �नवेश
�ाटर्अप इको�स�म को बढ़ावा देने के �लए सभी वग� के �नवेशक� के �लए एंजल टै� को समा� कर �दया गया है।
भारत म� कू्रज पयर्टन को बढ़ावा देने के �लए घरलूे �र पर कू्रज संचालन करने वाली �वदेशी �श�प�ग कंप�नय� के �लए 
सरल कर �व�ा लागू क� जाएगी।
�वदेशी कंप�नय� पर कॉप�रटे कर क� दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है।

कर आधार (टै� बेस) को बढ़ाना
प्र�तभू�तय� के �ूचर एंड ऑप्शन टे्र�ड�ग पर �स�ो�रटी ट्रांजै�न टै� दर� बढ़ाई गई है।
कंप�नय� �ारा बाजार म� जारी �कए गए अपने ही शेयर� क� पुनखर्रीद (Buyback) से प्रा� आय पर कर लगाया 
जाएगा।

सामा�जक सुर�ा लाभ (Social Security Benefits)
�नयो�ा �ारा NPS के �लए कमर्चा�रय� के वेतन से क� जाने वाली कटौती क� रा�श उनके वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% 
तक क� जाएगी।
20 लाख रुपये मू� तक क� छोटी चल �वदेशी संप��य� क� 
जानकारी न देने पर जुमार्ने का प्रावधान समा� कर �दया 
गया है।

�व� �वधेयक म� अ� प्रमुख प्र�ाव
2% का इ��लाइजेशन लेवी को वापस ले �लया गया है।
अंतरार्�ीय �व�ीय सेवा क� द्र (IFSCs) म� �ा�पत कुछ फंड्स 
और यू�नट्स को भी कर छूट का प्रावधान �कया गया है।
बेनामी लेनदेन (�नषेध) अ�ध�नयम, 1988 के तहत 
दोष�स�� प्र�क्रया म� सुधार के �लए पूणर् और स� 
प्रकटीकरण पर बेनामीदार को दंड और अ�भयोजन से छूट 
प्रदान क� गई है।
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आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� �ापक समी�ा क� जाएगी। 
नई कर �व�ा

�व�ीय वषर् 2022-23 म� कॉप�रटे टै� का 58% �ह�ा नई कर �व�ा के तहत एक�त्रत �कया गया।
2023-24 म� 2/3 से अ�धक लोग� ने नई ���गत आयकर �व�ा (New income tax regime) का लाभ उठाया है।
वेतनभोगी कमर्चा�रय� के �लए मानक कटौती (��डडर् �डड�न) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर �दया 
गया।
प�शनभो�गय� के �लए पा�रवा�रक प�शन पर कटौती (�डड�न) 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर �दया गया है।
कर �ैब म� संशोधन �कए गए। 

धमार्थर् सं�ाओ ंऔर TDS के �लए �रटनर् फ़ाइल करने क� प्रणाली का सरलीकरण
धमार्थर् सं�ाओ ंके �लए दो अलग-अलग कर छूट �व�ाओ ंका आपस म� �वलय �कया जाएगा;
कुछ तरह के भुगतान� और ई-कॉमसर् के �लए TDS दर� म� कटौती क� गई है

�ूचुअल फंड या UTIs �ारा यू�नट्स क� पुनखर्रीद पर लगाई गई 20% TDS दर को वापस ले �लया गया है।
कमर्चारी वेतन से TDS क� कटौती के बदले TCS के्र�डट का दावा कर सकते ह�।
TDS के भुगतान म� देरी को अपराध नह� माना जाएगा।

री–असेसम�ट का सरलीकरण
रीअसेसम�ट केवल तभी �कया जा सकेगा जब अघो�षत आय 50 लाख रुपये से अ�धक हो और मामला 3 से 5 वषर् 
पुराना हो

पूंजीगत लाभ (कै�पटल गेन) का सरलीकरण और यु��करण
कुछ �व�ीय प�रसंप��य� पर शॉटर्-टमर् कै�पटल गेन टै� बढ़ाकर 20% �कया गया।
सभी �व�ीय और गैर-�व�ीय प�रसंप��य� पर लॉन्ग-टमर् कै�पटल गेन टै� बढ़ाकर 12.5% �कया गया।
कुछ �व�ीय प�रसंप��य� पर कै�पटल गेन क� छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्र�त वषर् क� गई है।

करदाता सेवाओ ंका �ड�जटलीकरण
अगले दो वष� म� इसका �ड�जटलीकरण �कया जाएगा।

मुकदमेबाजी और अपील
आयकर �ववाद� के समाधान के �लए ‘�ववाद से �व�ास योजना, 2024’ शुरू क� गई है।
कर �ाया�धकरण�, उ� �ायालय� और सव�� �ायालय म� कर संबंधी �ववाद� के �वरु� अपील दायर करने के �लए 
�ूनतम मौ�द्रक सीमा बढ़ाई गई है।
मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरार्�ीय कराधान म� �न��तता सु�न��त करने के �लए सेफ हाबर्र रू� का �व�ार 
�कया गया है।

रोजगार और �नवेश
�ाटर्अप इको�स�म को बढ़ावा देने के �लए सभी वग� के �नवेशक� के �लए एंजल टै� को समा� कर �दया गया है।
भारत म� कू्रज पयर्टन को बढ़ावा देने के �लए घरलूे �र पर कू्रज संचालन करने वाली �वदेशी �श�प�ग कंप�नय� के �लए 
सरल कर �व�ा लागू क� जाएगी।
�वदेशी कंप�नय� पर कॉप�रटे कर क� दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है।

कर आधार (टै� बेस) को बढ़ाना
प्र�तभू�तय� के �ूचर एंड ऑप्शन टे्र�ड�ग पर �स�ो�रटी ट्रांजै�न टै� दर� बढ़ाई गई है।
कंप�नय� �ारा बाजार म� जारी �कए गए अपने ही शेयर� क� पुनखर्रीद (Buyback) से प्रा� आय पर कर लगाया 
जाएगा।

सामा�जक सुर�ा लाभ (Social Security Benefits)
�नयो�ा �ारा NPS के �लए कमर्चा�रय� के वेतन से क� जाने वाली कटौती क� रा�श उनके वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% 
तक क� जाएगी।
20 लाख रुपये मू� तक क� छोटी चल �वदेशी संप��य� क� 
जानकारी न देने पर जुमार्ने का प्रावधान समा� कर �दया 
गया है।

�व� �वधेयक म� अ� प्रमुख प्र�ाव
2% का इ��लाइजेशन लेवी को वापस ले �लया गया है।
अंतरार्�ीय �व�ीय सेवा क� द्र (IFSCs) म� �ा�पत कुछ फंड्स 
और यू�नट्स को भी कर छूट का प्रावधान �कया गया है।
बेनामी लेनदेन (�नषेध) अ�ध�नयम, 1988 के तहत 
दोष�स�� प्र�क्रया म� सुधार के �लए पूणर् और स� 
प्रकटीकरण पर बेनामीदार को दंड और अ�भयोजन से छूट 
प्रदान क� गई है।
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रुपया कहां से आता है? रुपया खचर् कहां होता है?

19%
आयकर

27%
उधार और 

अ� देयताएं 

18%
GST और 
अ� कर 

17%
�नगम कर 

6%
स��डी 

8%
र�ा 

21%
कर� और शु�� म� 

रा�� का �ह�ा 

16%
क� द्रीय �ेत्रक 
क� योजनाएं 

(र�ा एवं 
स��डी पर 

पूंजीगत �य के 
अ�त�र�)

19%
�ाज भुगतान  

4%
सीमा शु� 

1%
गैर-ऋण 

पूंजीगत प्रा��यां 

5%
क� द्रीय उ�ाद 

शु� 

9%
गैर-कर 
प्रा��यां 

9%
अ� �य 

8%
क� द्र प्रायो�जत 

योजनाएं 

9%
�व� आयोग 
और अ� से 

संबं�धत 
अंतरण 

4%
प�शन  
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मूल सीमा शु�

पूंजीगत लाभ कर 
(कै�पटल गेन टै�)

�ड�जटल प��क 
इंफ्रास्ट्र�र (DPI)

इ��लाइजेशन लेवी

रा�ीय प�शन 
योजना (NPS)

सेफ हाबर्र रू�

�स�ो�रटी ट्रांजै�न 
टै� (STT)

स्रोत पर कर 
कटौती (TDS)

स्रोत पर कर 
संग्रह (TCS)

टे्रड �रसीवेब� इलेक्ट्रॉ�नक 
�ड�ाउं�ट� ग �स�म 
(TReDS)

मूल सीमा शु� उन व�ुओ ंपर लगाया जाने वाला कर है, �ज�� �ापार के �लए 
अंतरार्�ीय सीमाओ ंके पार ले जाया जाता है। इसे सीमा शु� अ�ध�नयम, 1962 के 
तहत वसूला जाता है।

यह बॉ� धारक क� संप�� के मू� म� वृ�� होने पर लगाया जाने वाला कर है। संप�� 
म� होने वाली यह वृ�� बॉ� बाजार म� बॉ� क� क�मत म� वृ�� या कमी के कारण 
होती है।

यह बु�नयादी अवसंरचना-आधा�रत अप्रोच है। यह सावर्ज�नक �हत म� �न�म�त 
एक इको�स�म (�जसम� प्रौ�ो�गक�, माक� ट और गवन�स शा�मल है) के मा�म 
से सामा�जक ल�� को प्रा� करने के �लए प्रौ�ो�गक� का उपयोग करती है, 
और �व�नयामक सुर�ा के दायर ेम� प्र�त�ध� �नजी नवाचार का लाभ उठाती है।

DPI को भारत म� 2009 म� पेश �कया गया था, जब “आधार नंबर” को पहली बार 
लॉ� �कया गया था।

यह भारत म� आय सृ�जत करने वाले �वदेशी (नॉन-र�ेजड�ट) ई-कॉमसर् कंप�नय� 
के लेन-देन यानी आय पर लगाया जाने वाला शु� है।

रा�ीय प�शन योजना भारत म� �नधार्�रत-अंशदान आधा�रत प�शन प्रणाली है। 
इसे प�शन फंड �व�नयामक और �वकास प्रा�धकरण (PFRDA) �ारा �व�नय�मत 
�कया जाता है। PFRDA, क� द्रीय �व� मंत्रालय के अ�धकार �ेत्र म� आता है।

इस �ॉज के तहत, य�द �कसी फंड का भारत म� कोई �ावसा�यक संबंध नह� 
है, तो उसे छूट दी जाएगी।

प्र�तभू�त लेनदेन कर यानी �स�ो�रटी ट्रांजै�न टै� एक प्रकार का प्र�� 
कर है जो �ॉक ए�च�ज� म� इ��टी शेयर, डे�रवे�टव (�ूचर एंड ऑप्शन) और 
इ��टी �ूचुअल फंड यू�नट्स जैसी प्र�तभू�तय� क� �बक्र� पर लगाया जाता है। 

TDS वह कर है जो �कसी कंपनी �ारा �कसी ��� को �कए गए भुगतान 
(पेम�ट) पर तब वसूला जाता है, य�द भुगतान क� गई रा�श एक �न��त सीमा 
से अ�धक होती है। 

TCS वह कर है जो �वके्रताओ ं�ारा खरीदार� को कोई व�ु बेचते समय एकत्र 
�कया जाता है।

TReDS एक इलेक्ट्रॉ�नक �ेटफ़ॉमर् है जो कई फाइन�ससर् के ज�रए सू�, लघु 
और म�म उ�म� (MSMEs) को औ�ो�गक खरीदार� से �ापार प्रा��य� के 
�व�पोषण/ छूट (�ड�ॉउं�ट� ग) क� सु�वधा प्रदान करता है। 

यह MSME के �लए �ापार प्रा��य� क� शीघ्र प्रा�� सु�न��त करने के �लए 
नीलामी तंत्र के ज�रए इनवॉइस से छूट क� सु�वधा प्रदान करता है।

श�ावली
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बजट से संबं�धत प्रमुख संवैधा�नक प्रावधान

धन �वधेयक� के संबंध म� �वशेष प्र�क्रया

धन �वधेयक क� प�रभाषा

वा�ष�क �व�ीय �ववरण

संसद म� प्रा�लन� के संबंध म� प्र�क्रया

�व�नयोग �वधेयक

अनुपूरक, अ�त�र� या अ�धक अनुदान

लेखानुदान, प्र�यानुदान और अपवादानुदान

�व� �वधेयक� के संबंध म� �वशेष प्रावधान

संघ और रा�� के खात� का प्रारूप

लेखा-परी�ा �रपोटर्

कानून के प्रा�धकार के �बना कर नह� लगाए जाने चा�हए

संघ और रा�� क� सं�चत �न�ध और सावर्ज�नक खाते

आक��क �न�ध

संघ से कुछ रा�� को अनुदान

�व� आयोग

�व� आयोग क� �सफा�रश�

भारत सरकार �ारा उधार लेना

अनु�ेद 109

अनु�ेद 110

अनु�ेद 112

अनु�ेद 113

अनु�ेद 114

अनु�ेद 115

अनु�ेद 116

अनु�ेद 117

अनु�ेद 150

अनु�ेद 151

अनु�ेद 265

अनु�ेद 266

अनु�ेद 267

अनु�ेद 275

अनु�ेद 280

अनु�ेद 281

अनु�ेद 292

अनु�ेद प्रावधान
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